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         माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों का भरण पोषण और कल्याण अतिधहिनयम, 2007-धारा 22, 27-

दीवानी अदालतें-पूण, अतिधकार के्षत्र- बेटे ने बेदखली हिनण,य के खिखलाफ उसकी मा- एक वरिरष्ठ नागरिरक

दवारा हिनचली अदालत में पास मुकदम के खिखलाफ अपील पारिरत करती �।ै वरिरष्ठ नागरिरक अतिधहिनयम
2007 की धारा 27 के त�त परिरवार के सदस्यों को बेदखल करने के खिलए दीवानी मुकदमा दायर करने

के �कदार �ैं। अलग-अलग न्यातियक हिनण,यों के कारण-स्पष्टता की कमी हिक क्या अतिधहिनयम 2007 के
त�त गहि;त न्यायालयों के समक्ष बेदखली यातिचकाएं दायर की जा सकती �ैं। हिवशेष रूप से जब दीवानी

न्यायालय का अतिधकार के्षत्र पूण, �ो तो मामले को लंहिबत रखना उतिचत न�ीं �।ैहिवभिभन्न शे्रभिणयां में
अतिधकारिरता की कमी या दीवानी न्यायालय के अतिधकार के्षत्र में बाधा का प्रश्न-हिवभिभन्न शे्रभिणयां।ऐसे मामले

ज�ां अतिधकार के्षत्र की अंतर्निनहि�त कमी �-ैऐसे मामले में, हिनण,य अतिधकार के्षत्र के हिबना �।ै दसूरी शे्रणी-
क्योंहिक हिवशेष प्रासंहिगक अतिधहिनयम,  अतिधकार के्षत्र हिवशेष न्यायातिधकरण को प्रदान की जाती � ै और

इसके परिरणामस्वरूप,  दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र को बा�र रखा जाता �-ैन्यायालय को एक
व्याव�ारिरक दृहिष्टकोण अपनाना �।ै  इसखिलए पक्षकारों को त्वरिरत और प्रभावी न्याय सुहिनतिIत करने के

खिलए न्यायालयों की स्र्थीापना की गई। इसखिलए,  न्याय की प्रहिKया को हिवफल करने के खिलए की गई
आपखिLयों की व्याख्या इस तर� से की जानी चाहि�ए ताहिक मूल न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा

सके। यातिचका खारिरज कर दी गई ।

 माना गया हिक दीवानी य� � ैहिक "क्या एक वरिरष्ठ नागरिरक (एक माता-हिपता) अपनी संपखिL से, परिरवार

के हिकसी सदस्य को बेदखल करने के खिलए   दीवानी न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का
�कदार �।ै हिवशेष रूप से जब अतिधहिनयम में कोई हिवभिशष्ट प्रावधान न�ीं �ै?” अपने आप य�ां य� ध्यान

हिदया जा सकता � ैहिक कुछ राज्यों ने ऐसे मामलों पर हिनण,य लेने के खिलए बोर्ड, /न्यायातिधकरण को शहिU
प्रदान करने के खिलए एक योजना तयैार की �ै, लेहिकन अतिधहिनयम के त�त गहि;त बोर्ड,  /न्यायातिधकरण

को ऐसी अतिधकार के्षत्र प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओ ंकी वैधता एक चुनौती का हिवषय �।ै य�ाँ य�
उल्लेख हिकया गया �ै हिक य� अतिधहिनयम वृद्ध लोगों को हिनवा,� और सरुक्षा प्रदान  के खिलए बनाया गया

�।ैउद्देश्य और कारणों के बयान को पढ़ने से य� स्पष्ट �ोता �ै हिक संसद ने य� दखेा हिक भारतीय
समाज की पारपंरिरक नतैितकता और मूल्य,  जो बुजुग\ के प्रतित अत्यतिधक सम्मान और देखभाल के

सिसद्धांतों का पालन करते रे्थी व� अब वो लुप्त �ोने लगे �ैं।
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और कई वृद्ध व्यहिU, तेजी से, भावनात्मक उपेक्षा और शारीरिरक, मौखिखक और आर्थिर्थीक दवु्या,व�ार के
भिशकार �ो र�े �ैं, माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों के भरण पोषण और कल्याण अतिधहिनयम, 2007 को

लागू हिकया गया �।ै पंजाब राज्य ने पंजाब माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों के रखरखाव और कल्याण
योजना को अतिधसूतिचत हिकया, सिजससे पीहिaत व्यहिU अतिधहिनयम के त�त गहि;त बोर्ड,  /न्यायातिधकरण में

आवेदन दायर कर सकते �ैं। �ालाँहिक,  इसे उच्च न्यायालय द्वारा सिसमरत रधंावा बनाम पंजाब राज्य
और अन्य, 2018 के सी.र्डब्ल्यू.पी. सखं्या 4744 मामले के हिनण,य 23.01.2020 को कर खारिरज कर

हिदया गया र्थीा । उपरोU फैसले के खिखलाफ एक एल.  पी.  ए.  लंहिबत �।ै ममता शमा, बनाम अतितरिरU
उपायUु स� रखरखाव बोर्ड, /न्यायातिधकरण और अन्य (2018 का सी. र्डब्ल्यू. पी. संख्या. 38040) की

एक अन्य समन्विन्वत पी; ने 05.11.2020 पर हिनण,य खिलया हिक ऐसी परिरन्विस्र्थीतितयों में बेदखली यातिचका
बोर्ड,/न्यायातिधकरण के समक्ष हिवचारणीय �।ै इसखिलए अभी तक, इस मामले में कोई पूण,  स्पष्टता न�ीं

�।ै (पैरा11)

          आगे क�ा गया हिक जैसा हिक प�ले �ी देखा गया �,ै  ऐसे मामलों में बोर्ड,/  न्यायातिधकरण के
अतिधकार के्षत्र का प्रश्न प्रवा� न्विस्र्थीतित में �।ै दीवानी य� �ै हिक क्या अदालत को हिनवेदन/अपील को

लंहिबत रखना चाहि�ए और हिकसी वरिरष्ठ नागरिरक की पीaा को बढ़ाना चाहि�ए या अदालत को मामले पर
फैसला करने के खिलए आगे बढ़ना चाहि�ए, हिवशेष रूप से जब अतिधहिनयम में कोई स्पष्ट प्रावधान ना �ो

जो बोर्ड,/न्यायातिधकरण को बेदखली का आदेश देने में सक्षम बनाता �ै न्यायालय की सुहिवचारिरत राय
में, मामले को लंहिबत रखना उतिचत न�ीं �ै, हिवशेष रूप से जब दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र पूण,

�ो। (पैरा 12)

           आगे क�ा गया हिक य�ां य� ध्यान हिदया जा सकता �ै हिक दीवानी हिववादों को हिनपटाने में,

दीवानी न्यायालय को  दीवानी न्यायालय के  अतिधकार के्षत्र की कमी या बाधा के प्रश्न की जांच करते
समय,  न्यायालय को य� ध्यान रखना चाहि�ए हिक ऐसे मामलों  को हिवभिभन्न शे्रभिणयों  में  रखने की

आवश्यकता �।ै सिजन मामलों में अतिधकार के्षत्र की अंतर्निनहि�त कमी �ै,  वे एक हिवभिशष्ट शे्रणी का ग;न
करते �ैं। ऐसे मामले में  दीवानी न्यायालय का फैसला अतिधकार के्षत्र से बा�र �।ै दसूरी ओर,  एक

दसूरी शे्रणी �ै सिजसमें प्रासंहिगक हिवशेष अतिधहिनयम में मौजूदा प्रावधान के कारण,  अतिधकार के्षत्र एक
हिवशेष न्यायातिधकरण को प्रदान हिकया जाता �ै और इसके परिरणामस्वरूप,  दीवानी न्यायालय की

अतिधकार के्षत्र को बा�र रखा गया �।ै ऐसे मामलों में, पी; के  दृहिष्टकोण में, न्यायालय को मामले पर
व्याव�ारिरक दृहिष्टकोण रखने की आवश्यकता �ोती �।ै पक्षकारों को त्वरिरत और प्रभावी न्याय सुहिनतिIत

करने के खिलए न्यायालयों की स्र्थीापना की गई �।ै इसखिलए, केवल न्याय की प्रहिKया को हिवफल करने
के खिलए की गई आपखिLयों की व्याख्या इस तर� से की जानी चाहि�ए ताहिक मूल न्याय के उद्देश्य  को

आगे बढ़ाया जा सके। (पैरा 13)
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         सुशांत करीर -अतिधवUा, अपीलार्थिर्थीयों की ओर से 

          राहिगनी,         -अतिधवUा, प्रतितवादीयों के खिलए

अहिनल के्षत्रपाल, ज.  (मौखिखक)

(1) अदालतों के प्रतितबंतिधत कामकाज के कारण मामले की सुनवाई वीतिर्डयो कॉन्फ्रें सिंसग द्वारा से की जा
र�ी �।ै

(2) प्रतितवादी अहिनवाय,  हिनषेधाज्ञा प्रदान करने के खिलए न्यायालयों में दायर मुकदमे का आदेश देते �ुए
प्राप्त तथ्यों के समवत� हिनष्कष\ की शुद्धता पर �मला करते �ैं, सिजसमें नीचे हिदए गए अपीलकता,ओ ंको
मुकदमे की संपखिL के खाली भौतितक कब्जे को छोaने, खाली करने और सौंपने का हिनदmश हिदया जाता
�।ै

(3)  हिनर्निववाद रूप से,  अपीलार्थिर्थीयों का संपखिL में  कोई अतिधकार,  शीष,क या हि�त न�ीं �।ैप्रतितवादी
सखं्या1-रीटा धवन अपीलकता, नंबर 1 (रोहि�त धवन)  की माँ �ैं। व� हिदनांक 18.09.2007 के हिबKी
हिवलेख के अनुसार आवासीय घर की एकमात्र  माखिलक �।ै मुद्दई के मामले के अनुसार, उसने अपने
बेटे को उसके परिरवार के सार्थी एक हिनः शुल्क लाइसेंसधारी के रूप में घर में र�ने की अनुमतित दी र्थीी।
चंूहिक अपीलकता,ओं ने उसके सार्थी दवु्य,व�ार हिकया,  इसखिलए प्रतितवादी  (मां)  ने लाइसेंस समाप्त कर
हिदया और मुकदमा दायर करके कब्जा करने की मांग की। नीचे हिदए गए दोनों न्यायालयों ने समवत�
रूप से दज, हिकया �ै हिक अपीलार्थिर्थीयों को न तो संपखिL में कोई अतिधकार, स्वाहिमत्व या हि�त �ै और न
�ी उन्�ें घर में बने र�ने का कोई अतिधकार �।ै

(4)  अपीलार्थिर्थीयों का प्रतितहिनतिधत्व करने वाले हिवद्वान वकील का तक,  �ै हिक माता-हिपता और वरिरष्ठ

नागरिरकों के  भरण पोषण और कल्याण अतिधहिनयम, 2007 (संके्षप में  'अतिधहिनयम')  के प्रावधानों को
देखते  �ुए,  ऐसे  मामलों  में  अनन्य  अतिधकार  के्षत्र  अतिधहिनयम  की  धारा  22  के  त�त  गहि;त

बोर्ड,/न्यायातिधकरण के  पास  �।ै  उन्�ोंने  आगे  तक,  हिदया  हिक  दीवानी  अदालत का  अतिधकार  के्षत्र
अतिधहिनयम की धारा 27 के त�त वर्जिजत �।ै

(5) एक अदालत के प्रश्न पर,  अपीलार्थिर्थीयों का प्रतितहिनतिधत्व करने वाले हिवद्वान अतिधवUा ने स्वीकार
हिकया हिक प्रतितवाहिदयों ने य� बचाव न�ीं हिकया या इस हिवषय को नीचे हिदए गए न्यायालयों के समक्ष

न�ीं उ;ाया। �ालांहिक,  हिवद्वान अतिधवUा का तक,  �ै हिक चंूहिक य� एक कानूनी दलील �ै,  इसखिलए
अदालत को अपीलकता,ओं को हिनयहिमत दसूरी अपील में प�ली बार इसे उ;ाने की अनुमतित देनी

चाहि�ए।

(6) उपरोU न्विस्र्थीतित को ध्यान में रखते �ुए, य� न्यायालय अपीलार्थिर्थीयों को इस स्तर पर पूरी तर� से

नई यातिचका दायर करने की अनुमतित देता �।ै इस अतिधहिनयम को माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों के
भरण पोषण और कल्याण के खिलए अतिधक प्रभावी प्रावधान करने की दृहिष्ट से लागू हिकया गया �।ै य�



स्पष्ट � ैहिक अतिधहिनयम में कोई हिवभिशष्ट प्रावधान न�ीं �ै जो माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों को परिरसर
से लाइसेंसधारिरयों को बेदखल करने की मांग करने में सक्षम बनाता �।ै
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      उस अतिधहिनयम के त�त गहि;त न्यायातिधकरण के पास केवल अतिधहिनयम से संबंतिधत मामलों के
संबंध में अतिधकार के्षत्र �ै   न हिक माता-हिपता और बच्चे के बीच उत्पन्न �ोने वाले सभी मामलों पर।

इसके अलावा, दीवानी प्रहिKया संहि�ता की धारा 9 के त�त दीवानी न्यायालय का अतिधकार के्षत्र पूण,
प्रकृतित का �ै सिजसमें दीवानी प्रकृतित के सभी मामले शाहिमल �ैं। दीवानी प्रकृतित के हिववादों के हिनण,य के

संबंध में दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र के पक्ष में एक मजबूत धारणा मौजूद �ै और इसका
खंर्डन केवल एक स्पष्ट, स्पष्ट या अंतर्निनहि�त प्रावधान द्वारा हिकया जा सकता �।ै

(7) अब �म अतिधहिनयम की धारा 27 का हिवश्लेषण करते �ैं जो हिनम्नानुसार �ःै-

इस अतिधहिनयम का कोई प्रावधान लागू �ोने वाले हिकसी भी मामले के संबंध में  हिकसी भी दीवानी

न्यायालय को अतिधकार के्षत्र न�ीं �ोगा और इस अतिधहिनयम द्वारा या उसके त�त की जाने वाली या
करने का इरादा रखने वाली हिकसी भी काय,वा�ी के संबंध में हिकसी भी दीवानी न्यायालय द्वारा कोई

हिनषेधाज्ञा न�ीं दी जाएगी। 
(8) धारा 27 के सावधानीपूव,क अध्यन से य� स्पष्ट �ै हिक दीवानी न्यायालय की अतिधकारिरता केवल

उस मामले के संबंध में बहि�ष्कृत �ै सिजस पर अतिधहिनयम का कोई प्रावधान लागू �ोता �।ैअपीलार्थिर्थीयों
के हिवद्वान अभिभवUा अतिधहिनयम के हिकसी भी प्रावधान की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्निषत करने में

हिवफल र�े �ैं जो न्यायातिधकरण को वत,मान मामले में शाहिमल हिववाद का फैसला करने और बेदखली
का आदेश पारिरत करने में सक्षम बनाता �।ैपंजाब काय,  योजना-2014 के त�त ऐसा प्रावधान हिकया

गया �।ै
(9)  एक बार जब अतिधहिनयम के पीछे का उद्देश्य माता-हिपता और वरिरष्ठ नागरिरकों की सरुक्षा और

कल्याण सुहिनतिIत करना �,ै  तो अतिधहिनयम के प्रावधानों को उस अतिधहिनयम के उद्देश्य को हिवफल
करने के तरीके से न�ीं माना जा सकता �ै सिजसके खिलए इस तर� का सामासिजक कल्याण कानून

बनाया गया �।ै
(10)  इसके अलावा,  य� अतिधहिनयम अपने सार में  एक लाभकारी  सामासिजक कल्याण कानून �।ै

अतिधहिनयम के प्रावधानों की व्याख्या इस तर� से न�ीं की जा सकती �ै सिजसके परिरणामस्वरूप प्राप्त
हिकए जाने वाले उद्देश्य को हिवफल हिकया जा सके। संसद ने इस अतिधहिनयम को बनाया र्थीा ताहिक य�

सुहिनतिIत हिकया जा सके हिक वरिरष्ठ नागरिरक/माता-हिपता भरण-पोषण का दावा कर सकें  और उनके
मूल्यवान अतिधकारों की रक्षा की जा सके।अतिधहिनयम स्वयं य� मानता �ै हिक दरं्ड प्रहिKया संहि�ता,

1973 के त�त रखरखाव का दावा करने में समय लगता �ै और सार्थी �ी य� म�गंा भी �।ैइसखिलए,

प्रहिKया को सरल बनाने और एक हिवशेष, सस्ता और त्वरिरत उपचार प्रदान आदेश के खिलए, अतिधहिनयम



लागू  हिकया  गया  �।ैन्यायालय की सुहिवचारिरत राय में,  यहिद मामला लंहिबत रखा जाता �ै,  तो य�
अतिधहिनयम को बनाते समय हिवधातियका द्वारा प्राप्त हिकए जाने वाले उद्देश्य का उल्लंघन करगेा।

(11) दीवानी य� � ैहिक क्या एक वरिरष्ठ नागरिरक (माता-हिपता) 
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परिरवार के  हिकसी सदस्य को उनकी अपनी संपखिL से बेदखल करने की मांग करते �ुए  हिदवानी
न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर करने का �कदार �,ै हिवशेष रूप से जब अतिधहिनयम में कोई हिवभिशष्ट
प्रावधान न�ीं �?ै” य�ां य� ध्यान हिदया जा सकता �ै हिक कुछ राज्यों ने ऐसे मामलों पर हिनण,य लेने के
खिलए बोर्ड,/न्यायातिधकरण को शहिU प्रदान करने के खिलए एक योजना तयैार की �ै, लेहिकन अतिधहिनयम के
त�त गहि;त न्यायातिधकरण को ऐसी अतिधकार के्षत्र प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओ ंकी वैधता एक
चुनौती का हिवषय �।ैय�ाँ य� उल्लखे हिकया गया �ै हिक य� अतिधहिनयम वृद्ध लोगों को हिनवा,� और सरुक्षा
प्रदान आदेश के खिलए अतिधहिनयहिमत हिकया गया �।ै उदेष्यो और कारणो के कर्थीन पaने से स्पष्ट �ै हिक
संसद ने देखा हिक भारतीय समाज के पारम्परिरक नतैितकता और मूल्यों को ध्यान में रखते �ुए बुजुगr के
प्रतित अत्यहिदक सम्मान और देखभाल के सिसद्धांत का पालन करने वाली संस्र्थीा ख़तम �ोने लगी �ै
और कई बुजुग,  तेजी से भावनात्मक उपेक्षा का भिशकार �ोते �ै   इसखिलए  माता-हिपता और वरिरष्ठ
नागरिरकों के भरण-पोषण और कल्याण अतिधहिनयम, को लागु हिकया । पंजाब राज्य ने पंजाब माता-हिपता
और वरिरष्ठ नागरिरकों के रखरखाव और कल्याण योजना को अतिधसूतिचत हिकया, सिजससे पीहिaत व्यहिU
अतिधहिनयम के त�त गहि;त न्यायातिधकरण में आवेदन दायर कर सकते �ैं। �ालांहिक,  उच्च न्यायालय
द्वारा सिसमरत रधंावा बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 2018 का सीर्डब्ल्यूपी न.4744, ने 23.01.2020 के
हिनण,य मे �टा हिदया गया । उपरोU हिनण,य के खिखलाफ एल. पी. ए. लंहिबत � ै। में एक और समन्वय पी;

ममता शमा, बनाम अतितरिरU उपायUु स� रखरखाव न्यायातिधकरण और अन्य (2018 का सी.  र्डब्ल्यू.

पी.  न.  38040)  ने 05.11.2020  पर अभिभहिनधा,रिरत हिकया  हिनण,य खिलया  हिक ऐसी  परिरन्विस्र्थीतितयों  में
बेदखली यातिचका न्यायातिधकरण के समक्ष बनाए रखने योग्य �।ैइसखिलए, अभी तक, इस मामले में कोई

पूण, स्पष्टता न�ीं �।ै

(12)  जैसा हिक प�ले �ी देखा जा चुका �ै,  ऐसे मामलों में न्यायातिधकरण का अतिधकार के्षत्र का प्रश्न

अन्विस्र्थीर न्विस्र्थीतित में �।ैदीवानी य� �ै हिक क्या अदालत को अपील को लंहिबत रखना चाहि�ए और हिकसी
वरिरष्ठ नागरिरक की पीaा को बढ़ाना चाहि�ए या अदालत को मामले पर फैसला करने के खिलए आगे

बढ़ना चाहि�ए, हिवशेष रूप से जबहिक अतिधहिनयम में कोई स्पष्ट प्रावधान न�ीं �ै जो  बोर्ड,  को बेदखली
का आदेश देने में सक्षम बनाता � ै। 

(13)  न्यायालय की सुहिवचारिरत राय में,  मामले को लंहिबत रखना उतिचत न�ीं �ै,  हिवशेष रूप से जब
हिदवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र पूण, �ो।

(14) य�ां य� ध्यान हिदया जा सकता �ै हिक दीवानी हिववादों पर हिवचार करने में अतिधकार के्षत्र की कमी
या दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र पर रोक के दीवानी की जांच करते समय, न्यायालय को य�

ध्यान रखना चाहि�ए हिक ऐसे मामलों को हिवभिभन्न शे्रभिणयों में रखने की आवश्यकता �।ैसिजन मामलों में
अतिधकार के्षत्र की अंतर्निनहि�त कमी �,ै वे एक हिवभिशष्ट शे्रणी का ग;न करते �ैं। 
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      इस मामले में,  दीवानी न्यायालय का हिनण,य अतिधकार के्षत्र के हिबना �।ै दसूरी ओर,  एक दसूरी
शे्रणी �ै सिजसमें प्रासंहिगक हिवशेष अतिधहिनयम में मौजूदा प्रावधान के कारण,  अतिधकार के्षत्र एक हिवशेष

न्यायातिधकरण को प्रदान हिकया जाता �ै और इसके परिरणामस्वरूप,  दीवानी न्यायालय की अतिधकार
के्षत्र को बा�र रखा जाता �।ै ऐसे मामलों में, पी; के सुहिवचारिरत दृहिष्टकोण में, न्यायालय को मामले पर

व्याव�ारिरक दृहिष्टकोण रखने की आवश्यकता �ोती �।ै पक्षकारों को त्वरिरत और प्रभावी न्याय सुहिनतिIत
करने के खिलए न्यायालयों की स्र्थीापना की गई �।ै इसखिलए, केवल न्याय की प्रहिKया को हिवफल करने

के खिलए की गई आपखिLयों की व्याख्या इस तर� से की जानी चाहि�ए ताहिक मूल न्याय के उद्देश्य को
आगे बढ़ाया जा सके।

(15) माननीय उच्चतम न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पी; ने धुलाभाई आहिद बनाम मध्य प्रदेश
राज्य और अन्य मे दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र के बहि�स्कार के प्रश्न की जांच करने के खिलए

सात परीक्षण हिनधा,रिरत हिकये। प्रासंहिगक चचा, पैरा 32 में � ै,सिजसे हिनम्नानुसार हिनकाला गया �ःै-

“32. फम, ऑफ इलूरी सुबयैा (1) या कमला हिमल्स (2) के दो मामलों में से हिकसी को भी प�ले देखे

गए मामलों की शंृ्रखला के हिवपरीत न�ीं क�ा जा सकता �।ै इस न्यायालय में व्यU हिकए गए हिवहिवध
हिवचारों की इस जांच का परिरणाम इस प्रकार क�ा जा सकता �ःै-

(1) ज�ाँ अतिधहिनयम हिवशेष न्यायालय के आदेशों को अंतितम रूप देता �ै, व�ाँ दीवानी न्यायालयों की
अतिधकार के्षत्र को बा�र रखा जाना चाहि�ए यहिद ऐसा करने के खिलए पया,प्त उपाय �ै जो  दीवानी

न्यायालय सामान्य रूप से एक मुकदमा में करते �ैं।�ालाँहिक,  इस तर� के प्रावधान उन मामलों को
बा�र न�ीं करते �ैं ज�ाँ हिवशेष अतिधहिनयम के प्रावधानों का पालन न�ीं हिकया गया �ै या वैधाहिनक

न्यायातिधकरण ने न्यातियक प्रहिKया के मौखिलक सिसद्धांतों के अनुरूप काय, न�ीं हिकया �।ै

(2) ज�ां न्यायालय की अतिधकार के्षत्र की एक स्पष्ट बाधा �,ै व�ां प्रदान हिकए गए उपायों की पया,प्तता

या पया,प्तता का पता लगाने के खिलए हिवशेष अतिधहिनयम की योजना की जांच प्रासंहिगक �ो सकती �ै,
लेहिकन दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र को बनाए रखने के खिलए हिनणा,यक न�ीं �।ै

ज�ां कोई स्पष्ट बहि�ष्कार न�ीं �,ै  व�ां उपचारों की जांच और इरादे का पता लगाने के खिलए हिवशेष
अतिधहिनयम की योजना आवश्यक �ो जाती �ै और जांच का परिरणाम हिनणा,यक �ो सकता �।ैबाद के

मामले में य� दखेना आवश्यक �ै हिक क्या अतिधहिनयम एक हिवशेष अतिधकार या देयता पैदा करता �ै
और इसके खिलए प्रावधान करता �ै
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अतिधकार या दातियत्व का हिनधा,रण और आगे य� हिनधा,रिरत करता �ै हिक उU अतिधकार और दातियत्व
के बारे  में  सभी प्रश्न इस प्रकार गहि;त न्यायालय द्वारा  हिनधा,रिरत हिकए जाएंगे,  और क्या दीवानी

न्यायालयों में काय\ से जुaे उपचार उU अतिधहिनयम द्वारा हिनधा,रिरत हिकए गए �ैं या न�ीं।

(3)  हिवशेष अतिधहिनयम के प्रावधानों को चुनौती देना क्योंहिक य� अतिधकार अतिधकारातीत �,ै  उस

अतिधहिनयम के त�त गहि;त अतिधकरण के समक्ष न�ीं की जा सकती �।ै य�ां तक हिक उच्च न्यायालय
भी अतिधकरण के हिनण,य के संशोधन या संदभ, पर उस प्रश्न में न�ीं जा सकता �।ै

(4) जब हिकसी प्रावधान को प�ले �ी असंवैधाहिनक घोहिषत हिकया जा चुका �ो। या हिकसी भी प्रावधान
की संवैधाहिनकता  को चुनौती  दी  जानी  �ै,  एक मुकदमा  खलुा  �।ैयहिद  दावा  स्पष्ट रूप से  सीमा

अतिधहिनयम द्वारा  हिनधा,रिरत समय के भीतर �ै,  लेहिकन य� एक मुकदमे  को  बदलने  के  खिलए एक
अहिनवाय,  उपाय न�ीं �ै,  तो परिरसीमा अतिधहिनयम एक मुकदमा में  धनवापसी के खिलए एक हिनदmश

शाहिमल �ो सकता �।ै

(5)  ज�ां हिवशेष अतिधहिनयम में संवैधाहिनक सीमाओ ंसे अतिधक एकत्र हिकए गए कर या अवैध रूप से

एकत्र हिकए गए कर की वापसी के खिलए कोई मशीनरी न�ीं �,ै व�ां मुकदमा दायर हिकया जाता �।ै

(6) मूल्यांकन की संवैधाहिनकता के अलावा इसकी स�ी �ोने के प्रश्न इसके खिलए �ैं। यहिद अतिधकारिरयों

के  आदेशों  को  अंतितम  घोहिषत  हिकया  जाता  �ै  या  हिवशेष  अतिधहिनयम में  एक स्पष्ट हिनषेध  �ै  तो
अतिधकारिरयों  का  हिनण,य  और एक दीवानी  मुकदमा  मना�ी  न�ीं  �।ै  हिकसी  भी  मामलों  में  हिवशेष

अतिधहिनयम की योजना की जांच की जानी चाहि�ए क्योंहिक य� एक प्रासंहिगक जांच �।ै

(7)  दीवानी न्यायालय की अतिधकार के्षत्र के बहि�ष्करण का आसानी से अनुमान न�ीं लगाया जा

सकता � ैजब तक हिक उपरोU शतv लागू न�ीं �ोती �ैं।”

(16) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हिनधा,रिरत सात परीक्षणों को लागू करते �ुए, चंूहिक पंजाब राज्य

द्वारा बनाई गई योजना की वैधता वत,मान में न्यातियक जांच का हिवषय �ै,  इसखिलए मुकदमा परीक्षण
सखं्या  4  के त�त बनाए रखा जा सकता �।ैपरीक्षण संख्या  7  के त�त भी दीवानी न्यायालय की

अतिधकार के्षत्र के बहि�ष्करण का आसानी से अनुमान न�ीं लगाया जा सकता �।ै

(17) उपरोU तथ्यों को ध्यान में रखते �ुए, वत,मान अपील खारिरज कर दी जाती �।ै

(18) सभी लंहिबत हिवहिवध आवेदनों, यहिद कोई �ों, का भी हिनपटारा कर हिदया जाता �।ै

शुभरीत कौर



अस्वीकरण:- स्र्थीानीय भाषा में अनुवाहिदत हिनण,य वादी के सीहिमत उपयोग के खिलए �।ै व� अपनी भाषा में इसे समझ 
सके और हिकसी अन्य उदे्दश्य के खिलए इसका उपयोग न�ीं हिकया जा सकता �।ै सभी व्याव�ारिरक और आतिधकारिरक 
उदे्दश्यों के खिलए हिनण,य का अंग्रेजी संस्करण प्रामाभिणक �ोगा और हिनष्पादन और काया,न्वयन के खिलए उपयUु �ोगा
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